भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय 
व्‍यय विभाग 
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-1337
मंगलवार, 14 मार्च, 2017/23 फाल्‍गुन, 1938 (शक) 
सांसदों से प्राप्‍त पत्रों का उत्‍तर 
1337 श्री राम कुमार कश्‍यप: 
क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क):
अक्तूबर, 2016 के महीने में सचिव (वित्‍त) और सचिव (व्‍यय) को सांसदों से प्राप्‍त पत्रों का ब्‍यौरा क्‍या है; 
(ख):
क्‍या उन्‍होंने सांसदों से प्राप्‍त सभी पत्रों का उत्‍तर दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं; 
(ग):
उत्‍तर के लिए लंबित सांसदों के पत्रों का ब्‍यौरा क्‍या है और लंबित पत्रों का उत्‍तर कब तक दे दिया जाएगा; 
(घ):
सांसदों से प्राप्‍त पत्रों के उत्‍तर दिए जाने के संबंध में सरकार के क्‍या निर्देश हैं; और 
(ङ):
सरकार सांसदों से प्राप्‍त पत्रों के उत्‍तर के संबंध में सरकारी निर्देशों का अनुसरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्‍या कार्रवाई करने का विचार रखती है?
उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क):
प्राप्त पत्रों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।
(ख):
अनुबंध-I के अनुसार
(ग):
अनुबंध-I के अनुसार

(घ):
अनुबंध-II के अनुसार
(ङ):
विभाग/मंत्रालय माननीय संसद सदस्यों सहित महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों पर विशेष बल देते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों के समय पर निपटान के लिए निर्देशों को समय-समय पर दोहराया जाता है।
अनुबंध-I

अक्तूबर, 2016 माह में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का विवरण:

	क्र.सं.
	संसद सदस्य का नाम
	प्राप्त होने की तारीख
	उत्तर भेजे जाने की तारीख
	टिप्पणियां


	1.
	श्री प्रकाश जावडेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री
	18.10.2016
	27.10.2016
	---

	2.
	श्री नंद कुमार सिंह चौहान, संसद सदस्य (लोक सभा)
	19.10.2016


	24.10.2016 को भारी उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया
	---

	3.
	श्री एम. वेंकैया नायडु, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
	19.10.2016


	27.10. 2016 को बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को हस्तांतरित किया गया
	---

	4.
	श्री राम कुमार कश्यप, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा
	24.10.2016
	अंतरिम उत्तर 17.11.2016 को भेजा गया था।
	इस मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करते हुए विचार किया जा रहा है।

	5.
	श्री सी.पी. ठाकुर, संसद सदस्य, राज्य सभा
	18.10.2016
	28.10.2016
	---

	6.
	श्री शरद पवार, संसद सदस्य
	13.10.2016
	25.10.2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया
	चूंकि उठाया गया मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यपद्धति से संबंधित था, इसलिए हस्तांतरित किया गया

	7.
	श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य, लोक सभा
	15.10.2016
	07.12.2016
	---

	8.
	श्री आनंद भास्कर रापोलू, संसद सदस्य, राज्य सभा
	14.10.2016
	18.11.2016
	---


	9.
	श्री राम कृपाल यादव, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
	31/10/2016
	13.12.2016
	---

	10
	श्री सुखबीर सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)
	13.10.2016
	10.12.2016
	---

	11.
	श्री भगत सिंह कोश्यारी, संसद सदस्य (लोक सभा)
	20.10.2016
	---
	21.10.2016 को जल संसाधन मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया

	12.
	श्री सी.के. संगमा
	24.10.2016
	---
	22.12.2016 को गृह मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया।


अनुबंध-II
कार्यालय पद्धति नियम पुस्‍तिका के अनुसार सांसदों और महत्वपूर्ण व्‍यक्‍तियों के साथ पत्र-व्‍यवहार के संबंध में निर्देश:  
(i) सांसदों और महत्वपूर्ण व्‍यक्‍तियों से प्राप्‍त पत्रों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। 
(ii) यदि कोई पत्र मंत्री को संबोधित हो, तो जहां तक संभव हो, उसका उत्‍तर स्‍वयं मंत्री द्वारा दिया जाएगा। अन्‍य मामलों में, सामान्‍यत: सचिव स्‍तर के अधिकारी द्वारा ही उत्‍तर पर हस्‍ताक्षर किए जाने चाहिए। 
(iii) तथापि, यदि कोई पत्र किसी सम्‍बद्ध या अधीनस्‍थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्‍तीय संस्‍थाओं (राष्‍ट्रीयकृत बैंकों सहित) के प्रमुख, किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन में प्रभाग/शाखा प्रभारी को संबोधित हो, तो संबोधित अधिकारी द्वारा स्‍वयं उत्‍तर दिया जाएगा। नेमी मामलों में, वह अधिकारी स्‍वयं उपयुक्‍त उत्‍तर भेज सकता है। तथापि, नीतिगत मामलों में, अधिकारी को उत्‍तर भेजने से पहले उच्‍चतर प्राधिकारियों से परामर्श कर लेना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्‍चित किया जाए कि सांसदों और महत्वपूर्ण व्‍यक्‍तियों को कम से कम अवर सचिव के स्‍तर से और पत्र के रूप में ही उत्‍तर भेजे जाएं। 
(iv) किसी सांसद/महत्वपूर्ण व्‍यक्‍ति द्वारा मांगी गई सूचना सामान्‍यत: उपलब्‍ध करा दी जानी चाहिए जब तक कि वह ऐसे स्‍वरूप की न हो कि जिसे संसद के सदनों में मांगे जाने पर भी उन्‍हें दिए जाने से मना कर दिया जाता।
(v) यदि किसी पूर्व सांसद का पत्र मंत्री या सचिव को संबोधित हो, तो ऐसे पत्र का उत्‍तर मंत्रालय/विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्‍त करने के बाद संयुक्‍त सचिव स्‍तर के अधिकारी द्वारा भेजा जाना चाहिए। यदि पत्र अपेक्षाकृत निचले स्‍तर के अधिकारी को संबोधित हो, तो गैर-नीतिगत मामलों में ऐसे पत्र का उत्‍तर, उस अधिकारी द्वारा स्‍वयं और नीतिगत मामलों में उच्‍चतर प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्‍त करने के बाद भेजा जा सकता है। तथापि, उत्‍तर भेजने वाला अधिकारी कम से कम अवर सचिव स्‍तर का होना चाहिए और यह एक विनम्र पत्र के रूप में ही होना चाहिए। 
(vi) किसी सांसद/महत्वपूर्ण व्‍यक्‍ति से प्राप्‍त प्रत्‍येक पत्र की पावती 15 दिन के अंदर भेजी जाएगी और पावती भेजे जाने के अगले 15 दिन के अंदर उसका उत्‍तर भेजा जाएगा। 
(vii) सांसदों और महत्वपूर्ण व्‍यक्‍तियों से प्राप्‍त पत्रों के संबंध में उपयुक्‍त रिकॉर्ड रखा जाएगा और सभी संबंधितों द्वारा इस पर नजर रखी जाएगी। न्‍यायिक/अर्द्ध-न्‍यायिक मामलों के लिए भी यही पद्धति अपनायी जाए।  
*****
